
 न्यायमूर्ति� एच. एस.  बरार , के. एस.    कुमारन और स्व�ंत्र कुमार,  के समक्ष
  राम चंदर मोया�, -याचिचकाक�ा�

बनाम

   हरिरयाणा राज्य और अन्य, -उत्तरदा�ा
सी. डब्ल्यू. पी. 3353  सन 1993

5 अगस्�, 1998

  औद्योगिगक गिववाद अचि*गिनयम, 1947 -  *ारा 10 (1) -  परिरसीमा अचि*गिनयम, 1963 - अनुच्छेद
113  और 137 -       देरी और अड़चनों के आ*ार पर        उपयकु्त सरकार द्वारा संदर्भ� को अस्वीकार करना -

 *ारा 10 (1)         कोई अवचि* या सीमा गिन*ा�रिर� नहीं कर�ा है - 
परिर  सीमा अचि*गिनयम,  1963,      आम �ौर पर �ीन वर्ष�-      औद्योगिगक श्रगिमकों को परिरसीमा अचि*गिनयम की

        कठोर�ा के दायरे में नहीं रखा जा सक�ा है-       परिरसीमा की अवचि* के अर्भाव में,   न्यायालय कार�वाई के
            कारण के संचय के बाद पांच वर्ष� का उचिच� समय गिन*ा�रिर� कर�ी है,      जिजसके बाद के दावों को "  स्पष्ट रूप

 से गिवलंगिब�"   माना जा�ा है,            जैसा गिक बॉम्बे यूगिनयन ऑफ जन�लिलस्ट्स मामले में सुप्रीम कोर्ट� द्वारा इगंिग�
   गिकया गया है -                सीमा के ऐसे गिन*ा�रण को व्यापक गिदशागिनदNश के रूप में माना जाना चागिहए और जहां

           कम�चारी इस देरी के लिलए थोड़ा सा र्भी स्पष्टीकरण प्रस्�ु� कर�ा है,      उचिच� सरकार को संदर्भ� से इनकार
    करने का अचि*कार नहीं ह-ै             गिवलंब के प्रश्न का गिन*ा�रण श्रम न्यायालय पर ही छोड़ गिदया जाना चागिहए।

यह               अभिर्भगिन*ा�रिर� गिकया गया गिक एक सी*ा सूत्र या कोई कठोर और त्वरिर� गिनयम प्रदान करना
                 सरं्भव नहीं है जो उचिच� अवचि* की अभिर्भव्यगिक्त को परिरर्भागिर्ष� या शागिमल करगेा क्योंगिक स्पष्ट रूप से यह
        प्रत्येक मामले के �थ्यों और परिरस्थिस्थचि�यों पर गिनर्भ�र करगेा;          लेगिकन साथ ही यह उचिच� नहीं है गिक इसे

                 केवल उपयकु्त सरकार के काम का अनुमान लगाने के लिलए छोड़ गिदया जाए �ागिक यह गिन*ा�रिर� गिकया जा
                 सके गिक वह उचिच� अवचि* क्या है जिजसके र्भी�र एक औद्योगिगक गिववाद को श्रम न्यायालय या एक उपयकु्त

               न्यायाचि*करण को रे्भजा जा सक�ा ह।ै उपयकु्त सरकार को यह गिन*ा�रिर� करने के लिलए एक गिदशागिनदNश
                 प्रदान करना होगा गिक गिकस अवचि* को स्पष्ट रूप से गिवलंगिब� माना जा सक�ा है जिजसके बाद अचि*गिनयम

  की *ारा 10                के �ह� गिकसी गिववाद के संदर्भ� से इनकार गिकया जा सक�ा ह।ै दसूरे शब्दों में,  उपयकु्त
                 सरकार को उस अवचि* के बारे में एक गिदशागिनदNश प्रदान गिकया जाना चागिहए जिजसके बाद श्रम न्यायालय या

                  न्यायाचि*करण को गिनण�य के लिलए श्रगिमक के दावे के संदर्भ� को स्पष्ट रूप से गिवलंगिब� होने के आ*ार पर
    अस्वीकार गिकया जा सक�ा ह।ै

(  पैरा 40)

 इसके अलावा,   यह र्भी अभिर्भगिन*ा�रिर�          गिकया गया गिक गिकसी औद्योगिगक गिववाद के मामले में उपयकु्त
            सरकार द्वारा श्रम न्यायालय या न्यायाचि*करण को संदर्भिर्भ� करने के लिलए उचिच� समय,  सरकारी

              कम�चारिरयों के लिलए सामान्य प्रगिXया में उपलब्* सीमा की �ुलना में कुछ उदार होना चागिहए।
(  पैरा 47)

 इसके अलावा,             यह अभिर्भगिन*ा�रिर� गिकया गया गिक गिवचि* के गिवभिर्भन्न प्राव*ानों पर गिवचार करने के
बाद,             और उच्च�म न्यायालय द्वारा बंबई पत्रकार संघ और अन्य बनाम बंबई राज्य और  एक अन्य, ए. आई.
आर. 1964 एस.  सी. 1617  में उजि\लिख� "    स्पष्ट रूप से गिवलंगिब�"       शब्दों पर गिवचार करने के बाद,  हम

               केवल यह संके� देंगे गिक एक उपयकु्त सरकार द्वारा श्रम न्यायालय या न्यायाचि*करण को औद्योगिगक गिववाद
             के संदर्भ� के मामले में उचिच� समय पांच वर्ष� का होगा। दसूरे शब्दों में,      यगिद कोई औद्योगिगक कम�चारी या संघ
               या श्रगिमक की ओर से कोई अन्य व्यगिक्त उपयकु्त व्यगिक्त को आवेदन नहीं कर�ा ह।ै

सरकार    अचि*गिनयम की *ारा 10(1)          के अ*ीन गिकसी औद्योगिगक गिववाद को पांच वर्ष� की अवचि*
                के लिलए श्रम न्यायालय अथवा अचि*करण को रे्भजने �था पांच वर्ष� से अचि*क गिवलंब के लिलए कोई

                  स्पष्टीकरण नहीं देने के लिलए पांच वर्ष� की अवचि* से अचि*क के गिवलंब को स्पष्ट रूप से गिवलंगिब� माना
जाएगा।

(  पैरा 48)

 इसके अलावा               यह अभिर्भगिन*ा�रिर� गिकया गया है गिक हम यहां साव*ानी का एक नोर्ट छोड़�े हैं गिक
               यगिद कोई कम�चारी या संघ अपने गिववाद को श्रम न्यायालय या औद्योगिगक न्यायाचि*करण को संदर्भिर्भ� करने

                  के लिलए उपयकु्त सरकार को अपना अनुरो* प्रस्�ु� करने में देरी के लिलए थोड़ा र्भी स्पष्टीकरण दे�ा है �ो
              उपयकु्त सरकार गिवलंब के प्रश्न का गिन*ा�रण श्रम न्यायालय या औद्योगिगक न्यायाचि*करण पर छोड़ देगी।

               इसके बाद श्रम न्यायालय या औद्योगिगक न्यायाचि*करण का प्रां� अपने समक्ष रखी गई प्रासंगिगक सामग्री पर
              गिवचार करने के बाद आवेदन दायर करने में उचिच� देरी के सवाल पर फैसला करगेा।

(  पैरा 49)



गिनण�य

  हरफुल सिंसह बरार, न्यायमूर्ति�
(1)     जिसगिवल रिरर्ट याचिचका संख्या 3353  सन 1993, 945 सन 1995  और 6791  सन 1992

                  का गिनण�य इस सामान्य गिनण�य द्वारा गिकया जा रहा है क्योंगिक �ीनों मामलों में कानून का एक समान प्रश्न
                 शागिमल ह।ै हमें प्रत्येक मामले के �थ्यों में जाने की आवश्यक�ा नहीं है क्योंगिक इन सर्भी याचिचकाओं में
                 हरिरयाणा राज्य सरकार के गिवलंब और गिवलंब के आ*ार पर गिववादों को श्रम न्यायालय में रे्भजने से इनकार

             करने के आदेश को रद्द करने के लिलए एक समान प्राथ�ना की गई ह।ै

(2)     नीचे उजि\लिख� संचिक्षप्त �थ्य सी. डब्ल्यू. पी.  संख्या 3353  सन 1993    से लिलए गए हैं।
(3)  याचिचकाक�ा�  को 1  मई,  1980     से थम�ल पावर हाउस,  एच.एस.ई.बी.,   फरीदाबाद में

  प्रचि�वादी संख्या 3    के साथ र्टी-             मेर्ट काय�र्भार के रूप में गिनयकु्त गिकया गया था। उनकी सेवाओं को 31
जुलाई, 1980                   को समाप्त कर गिदया गया था और उसके बाद उन्हें गिफर से दगैिनक वे�न पर सेवा में ले लिलया

 गया था,  लेगिकन 16 नवंबर, 1984            को उनकी सेवाओं को गिफर से समाप्त कर गिदया गया था। याचिचकाक�ा�
     की सेवाओं को प्रचि�वादी नंबर 3             द्वारा गिबना गिकसी कारण के समाप्त कर गिदया गया था और याचिचकाक�ा� को

 कोई आरोप-                 पत्र नहीं गिदया गया था और न ही कोई जांच की गई थी। याचिचकाक�ा� की सेवाओं को
  औद्योगिगक गिववाद अचि*गिनयम, 1947   की *ारा 25  एफ (    जिजसे इसके बाद 'अचि*गिनयम'   कहा जा�ा ह)ै का
             अनुपालन गिकए गिबना समाप्त कर गिदया गया था। अपनी सेवाओं की समागिप्त के बाद,   याचिचकाक�ा� ने आगे

          आरोप लगाया है गिक उसने सेवाओं की समागिप्त के लिखलाफ 6 नवंबर, 1985     को उपायकु्त का रुख गिकया
  और गिफर 24 अक्रू्टबर, 1989  को अध्यक्ष, एचएसईबी,        पंचकूला को एक अनुस्मारक पत्र रे्भजा था। इसके

  अलावा उन्होंने 23 अगस्�, 1989             को र्भार� के प्र*ान मंत्री को एक पत्र रे्भजा जिजसमें उन्होंने अपनी पूरी
  कहानी ब�ाई। अं��ः,   याचिचकाक�ा� के अनुसार,        जब संबचंि*� अचि*कारिरयों से कुछ सुनवाई नही हुई, �ो
     उन्होंने एक मांग नोगिर्टस गिदनांगिक� 11 अक्रू्टबर, 1991,      जिजसका संके� अनुबं* पी -9    से उपलब्* ह,ै

   अचि*गिनयम की *ारा 10 (1)             के �ह� गिनण�य के लिलए याचिचकाक�ा� के मामले को अस्वीकार करने का
 आदेश गिदया,       जिजसे याचिचका के साथ अनुलग्नक पी -7       के रूप में संलग्न गिकया गया ह।ै

(4) 22 नवंबर, 1992            को श्रम गिवर्भाग में हरिरयाणा सरकार के संयकु्त सचिचव ने याचिचकाक�ा� के
               गिववाद को श्रम न्यायालय या न्यायाचि*करण को रे्भजने से इनकार कर गिदया। संयकु्त सचिचव का 24 जनवरी,

1992       का आदेश याचिचका के साथ अनुलग्नक पी-9          के रूप में संलग्न ह।ै याचिचकाक�ा� के गिववाद को श्रम
          न्यायालय में रे्भजने से इनकार करने वाले संयकु्त सचिचव के 24  जनवरी, 1992     के आदेश को गिवभिर्भन्न

     आ*ारों पर चुनौ�ी दी गई है,             लेगिकन इन याचिचकाओं में हमारे सामने गिन*ा�रण के लिलए एकमात्र सवाल यह है
   गिक क्या राज्य सरकार/      उपयकु्त सरकार अचि*गिनयम की *ारा 10 (1)      के �ह� औद्योगिगक गिववाद को केवल
                देरी और बा*ाओं के सवाल पर गिन*ा�रण के लिलए श्रम न्यायालय के रूप में औद्योगिगक न्यायाचि*करण को

     रे्भजने से इनकार कर सक�ी है;        गिवशेर्ष रूप से जब अचि*गिनयम की *ारा 10 (1)     के �ह� इसके लिलए कोई
      सीमा अवचि* गिन*ा�रिर� नहीं की गई ह।ै

(5)             याचिचकाक�ा�ओं के गिवद्वान वकील ने �क� गिदया है गिक राज्य सरकार याचिचकाक�ा�ओं द्वारा
                उठाए गए औद्योगिगक गिववादों को केवल इस आ*ार पर श्रम न्यायालय को रे्भजने से इनकार नहीं कर
            सक�ी थी गिक याचिचकाक�ा�ओं की ओर से गिववाद उठाने में देरी हुई थी, (सी.  डब्ल्यू.  पी.  सखं्या 3353

 सन 93   में देरी 7  साल ह,ै सी. डब्ल्यू. पी.  सखं्या 945  सन 95  में 6    साल है और सी. डब्ल्यू. पी. सखं्या
6791   सन 92   में 5   साल ह)ै,            गिवशेर्ष रूप से जब उपयकु्त सरकार द्वारा श्रम न्यायालय को औद्योगिगक

        गिववाद के संदर्भ� के लिलए अचि*गिनयम की *ारा 10 (1)          के �ह� कोई सीमा अवचि* गिन*ा�रिर� नहीं की गई थी।
(6)               याचिचकाक�ा�ओं के गिवद्वान वकील ने अपने �क� को आगे गिवस्�ार से प्रस्�ु� कर�े हुए कहा

        है गिक जानबूझकर गिव*ानमडंल ने अचि*गिनयम की *ारा 10  (1)      के �ह� काय�र� अचि*कारिरयों को
           औद्योगिगक गिववादों के संदर्भ� के लिलए कोई सीमा प्रदान नहीं की है,      जबगिक गिवद्वान अचि*वक्ता के अनुसार,

    उसी अचि*गिनयम की *ारा 33                ग के �ह� गिनयोक्ता से *न की वसूली के लिलए आवेदन करने के लिलए एक वर्ष�
      की सीमा प्रदान की गई ह।ै  इसी प्रकार,  *ारा 25         ओ के अं�ग�� गिकसी ऐसे गिनयोक्ता के लिलए 90  गिदनों की

     सीमा का प्राव*ान गिकया गया है,            जो गिकसी औद्योगिगक प्रचि�ष्ठान के उपXम को गिन*ा�रिर� �रीके से उस
               �ारीख से कम से कम नब्बे गिदन पहले पूव� अनुमचि� के लिलए बंद करना चाह�ा है,     जिजस �ारीख को इसे बंद

  गिकया जाना ह।ै
              गिवद्वान वकील �क� कर�े है गिक गिकसी र्भी मामले में जब अचि*गिनयम की *ारा 10 (1)    के �ह� कोई सीमा
 प्रदान नहीं   की जा�ी है,        जैसा गिक ऊपर गिनर्दिदष्ट गिकया गया है,     �ो प्रचि�वादी संख्या 3   यानी थम�ल पावर
 हाउस फरीदाबाद,  एच.  एस.  ई.  बी.,    अपने मुख्य अभिर्भयं�ा/       राज्य सरकार के माध्यम से याचिचकाक�ा� के

                  दावे को अस्वीकार करने में सक्षम नहीं था। उसने अपने गिववाद को केवल देरी और गिवलंब के आ*ार पर
               श्रम न्यायालय को रे्भजा था। गिवद्वान अचि*वक्ता ने अपने �क� को सागिब� करने के लिलए गिनम्नलिललिख�

प्राचि*कारिरयों    —का हवाला गिदया हःै
  मखु्य खनन अभिर्भयं�ा,       मसैस� ईस्र्ट इचंिडया कोल कंपनी लिलगिमरे्टड,    बरारी कोलिलयरी *नबाद



बनाम रामेश्वरदं  और अन्य1,    नगर नगर परिरर्षद,   अ�गिफयानी बनाम पीठासीन अचि*कारी,  श्रम
न्यायालय,    हुबली और अन्य2,  गिनत्यानंद,  एम.      जोशी और अन्य बनाम र्भार�ीय जीवन बीमा
गिनगम3,  प्रबं*न,          स्रे्टर्ट बैंक ऑफ हदैराबाद बनाम वासुदेव अनं� भिर्भडे आगिद4,  के्षत्रीय र्भगिवष्य

        गिनचि* आयकु्त बनाम मेसस� केर्टी रोलिंलग गिमल्स प्राइवेर्ट लिलगिमरे्टड5,    श्री जग�प सिंसह बनाम
 अचि�रिरक्त गिनदेशक,  होल्डिंल्डग्स पजंाब,  जालंदरू का समेकन   और एक अन्य6   और हरिरयाणा शहरी

           गिवकास प्राचि*करण का प्रबं*न बनाम सशु्री नीलम कुमारी और एक अन्य 7 
(7)    इस मुद्दे पर चचा�   करने से पहले, आई. आई. र्टी.    अचि*गिनयम की *ारा 10 (1)  को गिफर

    से प्रस्�ु� करना आवश्यक ह,ै   —जो गिनम्नानुसार हःै
“10. बोडr,       न्यायालयों या न्यायाचि*करणों को गिववाद का संदर्भ�-(1)    जहां उपयकु्त सरकार की

           राय है गिक कोई औद्योगिगक गिववाद मौजूद है या पकड़ा गया है,    वह गिकसी र्भी समय,  लिललिख� में
  आदेश द्वारा -
(क)            गिववाद को उसके गिनपर्टारे को बढ़ावा देने के लिलए बोड� को रे्भजें; या
(b)              गिववाद से संबंचि*� या प्रासंगिगक प्र�ी� होने वाले गिकसी र्भी मामले को जांच के

   लिलए न्यायालय को रे्भजें; या
(c)             गिववाद या गिववाद से सबंंचि*� या उससे प्रासंगिगक प्र�ी� होने वाले गिकसी मामले
को,           यगिद वह दसूरी अनुसूची में गिनर्दिदष्ट गिकसी मामले से संबचंि*� है,   न्यायगिनण�यन के लिलए

   श्रम न्यायालय को रे्भजें;  या
(d)             गिववाद या गिववाद से सबंंचि*� या उससे प्रासंगिगक प्र�ी� होने वाले गिकसी मामले
को,              चाहे वह दसूरी अनुसूची या �ीसरी अनुसूची में गिनर्दिदष्ट गिकसी मामले से संबचंि*� हो,

      न्यायगिनण�यन के लिलए न्यायाचि*करण को रे्भज देगा।
 परन्�ु            जहां गिववाद �ीसरी अनुसूची में गिवगिनर्दिदष्ट गिकसी मामले से संबंचि*� है और

           इससे सौ से अचि*क कम�कारों के प्रर्भागिव� होने की संर्भावना नहीं है,   वहां समचुिच�
सरकार,     यगिद वह उचिच� समझे,   खडं (ग)        के अ*ीन श्रम न्यायालय को संदर्भिर्भ� कर

 सक�ी ह:ै
             बश�N गिक जहां गिववाद एक साव�जगिनक उपयोगिग�ा सेवा से संबचंि*� है और *ारा 22

      के �ह� एक नोगिर्टस गिदया गया है,   �ो उपयकु्त सरकार,       जब �क गिक यह नहीं मान�ी गिक
             नोगिर्टस �ुच्छ या खेदजनक रूप से गिदया गया है या ऐसा करना अनुचिच� होगा,  इस उप-

     *ारा के �ह� एक संदर्भ� देगी,           र्भले ही गिववाद के संबं* में इस अचि*गिनयम के �ह� कोई
     अन्य काय�वाही शरुू हो गई हो:

           बश�N गिक जहां गिववाद जिजसके संबं* में कें द्र सरकार उपयकु्त सरकार है,  वहां सरकार
               के लिलए यह सक्षम होगा गिक वह गिववाद को राज्य सरकार द्वारा गगिठ� श्रम न्यायालय या

     ”औद्योगिगक न्यायाचि*करण को रे्भज सक�ी ह।ै
(8)   चीफ माइनिंनग इजंीगिनयर,    मेसस� ईस्र्ट इचंिडया कोल     कंपनी लिलमेगिर्टड बरारी कोलिलयरी *नबाद

(उपरोक्त)  के  मामले में,            यह अभिर्भगिन*ा�रिर� गिकया गया है गिक श्रम न्यायालय के समक्ष *ारा 33  सी (2) के
        �ह� गिकए गए आवेदनों को श्रम न्यायालय द्वारा          परिरसीमा या अवरो* के रूप में खारिरज नहीं गिकया जा
              सक�ा है क्योंगिक परिरसीमा अचि*गिनयम में प्रदान की गई सीमा की अवचि* को *ारा 33  सी (2)  के प्राव*ानों

       में शागिमल करने का कोई औचिचत्य नहीं था,          जो कोई सीमा गिन*ा�रिर� नहीं कर�े हैं और ऐसा प्राव*ान
                गिव*ाचियका द्वारा केवल �र्भी गिकया जा सक�ा है जब वह उचिच� समझे और यह न्यायालय द्वारा गिकसी

            सादृश्य या ऐसे गिकसी अन्य गिवचार पर गिन*ा�रिर� नही गिकया जा सक�ा ह।ै

(9)   इसके साथ ही,          उच्च�म न्यायालय ने एक न्यायाचि*करण के समक्ष एक औद्योगिगक गिववाद
      के गिनण�यन और अचि*गिनयम की *ारा 31  सी (2)           के �ह� गिकए गए आवेदन के गिनण�यन के बीच अं�र गिकया
 ह।ै           गिनण�य का प्रासंगिगक र्भाग जो उस रे्भद को रखेांगिक� कर�ा है,       �ैयार संदर्भ� के लिलए यहां पुन:  प्रस्�ु�

  गिकया गया —हःै

“   ये आवेदन 1962    में गिकए गए थे,   हालांगिक वे 1948         से शुरू होने वाले वर्षr और उसके बाद के
   दावों से संबंचि*� थे            । इसलिलए गिववाद यह था गिक इन दावों के कुछ गिहस्से को,    गिकसी र्भी �रह से,

                 या �ो सीमा द्वारा या श्रगिमकों की ओर से बा*ाओं के कारण वर्जिज� माना जाना चागिहए। इस गिववाद
       का उत्तर स्पष्ट रूप से बॉम्बे गैस कंपनी, 1964-3 SCR 709 = (AIR 1964 SC 752)

1 ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 218
2 1969 (1) एस. सी. सी. 873
3 1969 (2) एससी. सी. 199
4 1969 (2) एस. सी.  सी 491
5 1995 (3) आर. एस. जे. 64
6 1984 पी. एल. आर. 364
7 1993 (2) पी. एल. आर. 552



(उपरोक्त)       के मामले में प्रदान गिकया गया है,           जहां उन गिवचारों के बीच अं�र गिकया गया था जो एक
        औद्योगिगक गिनण�य में प्रबल होंगे और जो *ारा 33C (2)      जैसे वै*ागिनक प्राव*ान के �ह� दायर

               मामले में प्रबल होने चागिहए। इस न्यायालय ने कहा गिक जहां एक औद्योगिगक गिववाद पर सामाजिजक
                न्याय के आ*ार पर गिवचार गिकया जा�ा है और इसलिलए एक न्यायाचि*करण ऐसे मामले में देरी या
      गिवलंब जसेै कारकों को ध्यान में रखेगा,          ऐसे गिवचार एक वै*ागिनक प्राव*ान के �ह� गिकए गए दावों

                के लिलए अप्रासंगिगक हैं जब �क गिक ऐसा प्राव*ान गिकसी र्भी सीमा की अवचि* को गिन*ा�रिर� नहीं
 ”कर�ा ह।ै

(10) नगर  नगर परिरर्षद,   अथानी (ऊपरोक्त)    के मामले में,     सवxच्च न्यायालय द्वारा यह
      अभिर्भगिन*ा�रिर� गिकया गया है गिक परिरसीमा अचि*गिनयम, 1963     की अनुसूची के अनुच्छेद 137  अचि*गिनयम की

 *ारा 33  सी (2)                के �ह� आवेदनों पर लागू नहीं हो�ा है और ऐसे आवेदनों के लिलए कोई सीमा गिन*ा�रिर�
  नहीं ह।ै

(11) गिनत्यानंद, एम. जोशी     और अन्य बनाम र्भार�ीय जीवन बीमा    गिनगम और अन्य (ऊपरोक्त)
  और स्रे्टर्ट बैंक   ऑफ हदैराबाद द्वारा      प्रबं*न बनाम वासुदेव अनं� भिर्भडे आगिद (ऊपरोक्त)    के मामले र्भी उसी

           गिवचार को दोहरा�े हैं जसैा गिक सुप्रीम कोर्ट� ने र्टाउन म्यूगिनजिसपल काउंजिसल,   अथानी के मामले (ऊपरोक्त)
   में लिलया ह।ै

(12) के्षत्रीय     र्भगिवष्य गिनचि* आयकु्त के मामले (उपरोक्त) में,   सवxच्च न्यायालय,    महाराष्ट्र के के्षत्रीय
   र्भगिवष्य गिनचि* आयकु्त (आयकु्त)        के आदेश पर गिवचार कर रहा था,      जिजसमें कम�चारी र्भगिवष्य गिनचि* और
  गिवगिव* प्राव*ान अचि*गिनयम, 1952   की *ारा 14-            बी के �ह� शगिक्त के प्रयोग में योगदान के र्भुग�ान में चूक

             के लिलए प्रचि�वादी पर हजा�ना लगाया गया था। यह उपरोक्त अचि*गिनयम की *ारा 14-    बी को पुनः प्रस्�ु�
       —करने के लिलए प्रासगंिगक होगा जो गिनम्नानुसार हःै

“14-B.      क्षचि� की वसूली करने की शगिक्त—    जहां कोई गिनयोक्ता गिनचि*,     परिरवार पेंशन गिनचि* या बीमा
         गिनचि* में गिकसी योगदान के र्भुग�ान में या *ारा 15  की उप-  *ारा (2)   या *ारा 17  की उप-*ारा

(एस)                के �ह� उसके द्वारा हस्�ां�रिर� गिकए जाने के लिलए आवश्यक संचय के हस्�ां�रण में या इस
               अचि*गिनयम के गिकसी अन्य प्राव*ान या गिकसी योजना या बीमा योजना के �ह� देय गिकसी र्भी

      शुल्क के र्भुग�ान में या *ारा 17           के �ह� गिनर्दिदष्ट गिकसी र्भी श�� के �ह� चूक कर�ा है,  कें द्रीय
      र्भगिवष्य गिनचि* आयकु्त या ऐसा ईथर अचि*कारी,        जो कें द्र सरकार द्वारा अचि*कृ� गिकया जाए,  इस

               सबंं* में आचि*कारिरक राजपत्र में अचि*सूचना द्वारा गिनयोक्ता से ऐसे जमुा�ने के रूप में वसूली कर
 सक�ा ह,ै       जो बकाया राभिश से अचि*क नहीं ह,ै        जो योजना में गिनर्दिदष्ट की जा सक�ी हःै

            बश�N गिक इस �रह के नुकसान को वसूलने और वसूल करने से पहले,    गिनयोक्ता को सुनवाई का
    एक उचिच� अवसर गिदया जाएगाः

                 बश�N गिक कें द्रीय बोड� एक ऐसे प्रचि�ष्ठान के संबं* में इस *ारा के �ह� लगाए गए नुकसान को
                कम या माफ कर सक�ा है जो एक बीमार औद्योगिगक कंपनी है और जिजसके सबंं* में बीमार

  औद्योगिगक कंपनी (  गिवशेर्ष प्राव*ान)  अचि*गिनयम,  1985 (1   सन 1986)    की *ारा 4   के �ह�
              स्थागिप� औद्योगिगक और गिवत्तीय पुनर्दिनमा�ण बोड� द्वारा पुनवा�स के लिलए एक योजना को मंजूरी दी

 गई ह,ै                ”जो ऐसे गिनयमों और श�r के अ*ीन है जो योजना में गिनर्दिदष्ट गिकए जा सक�े हैं।

(13)     यह स्वीकृ� है गिक  *ारा 14-B          में गिनयोक्ता से क्षचि� की वसूली के लिलए संबंचि*�
               प्राचि*कारिरयों की शगिक्तयों पर कोई परिरसीमा गिन*ा�रिर� नहीं की गई ह।ै उपयु�क्त लिललिख� फैसले में उत्तरदा�ा-

                   गिनयोक्ता ने अपने स्वयं के और साथ ही कम�चारिरयों के योगदान को समय पर जमा करने में चूक की थी।
      आयकु्त ने देरी की अवचि* के साथ-        साथ मात्रा पर अपना गिदमाग लगाने के बाद,     हजा�ने के रूप में

52,034.80                रुपये का हजा�ना राभिश लगाई। आयकु्त के आदेश को उस मामले में प्रचि�वादी द्वारा बॉम्बे उच्च
      न्यायालय के समक्ष चुनौ�ी दी गई थी,             जिजन्होंने आदेश को केवल इस आ*ार पर रद्द कर गिदया था गिक
                  काय�वाही शुरू करने में अनुचिच� देरी के कारण खराब थी। उच्च न्यायालय ने हालांगिक यह र्भी कहा गिक *ारा

14-           बी ने इसकी परिरसीमा की कोई अवचि* गिन*ा�रिर� नहीं की है,        परन्�ु गिफर र्भी इस शगिक्त का उपयोग
          उचिच� समय के र्भी�र गिकया जाना चागिहए। चंूगिक चूक जुलाई 1968    से अक्रू्टबर 1977    की अवचि* से

 सबंंचि*� थी,     जिजसके संबं* में 1985       में काय�वाही शरुू की गई थी,       इसलिलए उच्च न्यायालय ने देरी को
 अनुचिच� माना,   और इसलिलए,             घा�क माना। के्षत्रीय र्भगिवष्य गिनचि* आयकु्त ने सुप्रीम कोर्ट� में अपील को

        प्राथगिमक�ा दी। मामले के �थ्यों को देखने के बाद,       सुप्रीम कोर्ट� ने माना गिक *ारा 14-    बी के �ह� कार�वाई
            करने में देरी को पूरी �रह से समझाया गया था और इस प्रकार,       के्षत्रीय र्भगिवष्य गिनचि* आयकु्त की अपील को

          स्वीकार कर�े हुए बॉम्बे हाईकोर्ट� के आदेश को रद्द कर गिदया।

(14)              यह ध्यान देने की आवश्यक�ा है गिक उस मामले में सवxच्च न्यायालय ने गिनम्नानुसार
  —अभिर्भगिन*ा�रिर� गिकया हःै

“                   कानून में इस बा� पर कोई गिववाद नहीं हो सक�ा है गिक जब कोई शगिक्त कानून द्वारा उस अवचि*
               का उ\ेख गिकए गिबना प्रदान की जा�ी है जिजसके र्भी�र उसे लागू गिकया जा सक�ा है,   �ो उसे

      उचिच� अवचि* के र्भी�र गिकया जाना चागिहए,         क्योंगिक सर्भी शगिक्तयों का उचिच� रूप से प्रयोग गिकया



 जाना चागिहए,               और उचिच� अवचि* के र्भी�र इसका प्रयोग उचिच� अवचि* का एक पहलू होगा जो
    ”�क� संग��ा का एक पहलू होगा।

(15)  अन्य प्राचि*कारी  अथा�� श्री   जग�ार सिंसह बनाम अचि�रिरक्त गिनदेशक,   र्भखूण्ड की चकबन्दी
पजंाब,     जालं*र और एक अन्य (ऊपरोक्त) और  हरिरयाणा       शहरी गिवकास प्राचि*करण का प्रबं*न बनाम सुश्री
नीलम     कुमारी और एक अन्य (ऊपरोक्त) जिजस         पर याचिचकाक�ा� के गिवद्वान वकील ने र्भरोसा गिकया है, इस

    न्यायालय द्वारा गिनर्भिण� हैं।
(16)     श्री जग�ार सिंसह के मामले (ऊपरोक्त) में,          पूण� पीठ के समक्ष गिवचार और गिनण�य के लिलए

           एक सचंिक्षप्त कानूनी प्रश्न यह था गिक क्या गिनयमों के गिनयम 18       के �ह� परिरसीमन की सीमा अचि*गिनयम की
 *ारा 42         के �ह� दायर याचिचका पर र्भी प्रचि�बन्* लागू होगा,      जिजसमें अचि*गिनयम के �ह� गिकसी अचि*कारी
       द्वारा �ैयार या पुगिष्ट की गई या पुन:    गिवर्भाजन गिकया गया ह।ै 

   अचि*गिनयम की *ारा 42     और गिनयमों के गिनयम 18        के प्राव*ानों पर ध्यान देना उचिच� होगा जो
 —गिनम्नानुसार हैंः

“42.—       राज्य सरकार की काय�वाही करने की शगिक्त-       राज्य सरकार गिकसी र्भी समय इस
         अचि*गिनयम के �ह� गिकसी र्भी अचि*कारी द्वारा पारिर� गिकसी आदेश,      �ैयार की गई या पुगिष्ट की

                गई योजना या पुनर्दिवर्भाजन की वै*�ा या औचिचत्य के बारे में खदु को सं�ुष्ट करने के उद्देश्य
से,                ऐसे अचि*कारी द्वारा लंगिब� या गिनपर्टाए गए गिकसी र्भी मामले के रिरकॉड� की मांग और जांच

                कर सक�ी है या उसके सबंं* में ऐसा आदेश पारिर� कर सक�ा है जो वह उचिच� समझे।
    बश�N गिक गिकसी र्भी आदेश,          योजना या पुनर्दिवर्भाजन को इच्छुक पक्षों को उपस्थिस्थ� होने और

          सुनवाई का अवसर गिदए गिबना बदला या उलर्ट नहीं गिकया जाएगा,     जिसवाय उन मामलों के जहां
             ”राज्य सरकार का समा*ान हो गिक काय�वाही गैरकानूनी गिवचार से दगूिर्ष� हो गई ह।ै

(  गिनयम 18)
“18.  *ारा 42      के �ह� आवेदन के लिलए सीमा-  *ारा 42       के �ह� एक आवेदन उस आदेश की

              �ारीख के छह महीने के र्भी�र गिकया जाएगा जिजसके लिखलाफ इसे दायर गिकया गया हःै
               बश�N गिक सीमा की अवचि* की गणना करने में आदेशों की प्रमाभिण� प्रचि�यां प्राप्त करने में
        गिब�ाए गए समय और आवेदन के साथ *ारा 21  की उप-  *ारा (3)  या उप-  *ारा (4)  के �ह�

   दायर अपील के आ*ार,   यगिद कोई हों,    को बाहर रखा जाएगाः
               बश�N गिक गिकसी आवेदन को उसके लिलए गिन*ा�रिर� सीमा की अवचि* के बाद स्वीकार गिकया जा
     सक�ा है यगिद आवेदक *ारा 42          के �ह� कार�वाई करने के लिलए सक्षम प्राचि*कारी को सं�ुष्ट

               ”कर�ा है गिक उसके पास ऐसी अवचि* के र्भी�र आवेदन नहीं करने का पया�प्त कारण था।
(17)              गिवचारा*ीन मामले पर गिवचार करने के बाद पूण� पीठ के माननीय न्याया*ीशों ने फैसला

     सुनाया गिक गिनयमों का गिनयम 18       उन याचिचकाओं पर लागू नहीं हो�ा है        जिजनमें �ैयार की गई या पुगिष्ट की गई
                या गिफर से गिकए गए गिवर्भाजन की योजना की वै*�ा या वै*�ा को चुनौ�ी दी गई ह।ै

(18) हरिरयाणा      शहरी गिवकास प्राचि*करण के मामले (ऊपरोक्त)  के प्रबं*न में,   इस न्यायालय की
                 एक खंड पीठ द्वारा यह अवलोकन गिकया गया है जिजसे गिनम्नानुसार गिफर से प्रस्�ु� गिकया गया हःै

“    चँूगिक औद्योगिगक गिववाद अचि*गिनयम,  संदर्भ� देने,       या औद्योगिगक गिववाद उठाने या औद्योगिगक गिववाद
          का गिनण�य लेने के लिलए कोई सीमा प्रदान नहीं कर�ा है,      इसलिलए र्भार�ीय सीमा अचि*गिनयम के

             प्राव*ानों को औद्योगिगक गिववाद अचि*गिनयम के प्राव*ानों में शागिमल नहीं गिकया जा सक�ा ह,ै  जो
             अपने आप में एक पूण� संगिह�ा ह।ैर्भार�ीय सीमा अचि*गिनयम के प्राव*ानों को औद्योगिगक गिववाद

    अचि*गिनयम में शागिमल करने से,      गिकसी र्भी �कनीकी�ा के गिबना त्वरिर�,    सरल सी*ा उपचार प्रदान
               करने और दीवानी न्यायालयों की कहाव� देरी से बचने के अचि*गिनयम का उद्देश्य ही गिवफल हो

”जाएगा।

(19)      गिनण�य के बाद के र्भाग में,     —यह गिनम्नानुसार देखा गया हःै

"  अं� में,                  हम यह कहने का प्रयास कर सक�े हैं गिक हम यह देखने से खदु को रोक नहीं
        सक�े हैं गिक जैसा गिक ऊपर देखा गया ह,ै         औद्योगिगक गिववाद उठाने के लिलए संदर्भ� देने के लिलए
     सीमा की कोई अवचि* नहीं है,           क्योंगिक प्राचि*करण का मूल उद्देश्य या गिवचार समाज के गिह� में

             औद्योगिगक शांचि� बनाए रखना है और अचि*गिनयम श्रगिमकों के लिलए फायदेमंद ह।ै हम यह
             जोड़ना जल्दबाजी कर सक�े हैं गिक गिववाद को उठाने में अत्यचि*क देरी के परिरणामस्वरूप

            अन्यायपूण� परिरणाम उत्पन्न होंगे और यह औद्योगिगक दलीलों के लिलए प्रचि�कूल सागिब� हो
               सक�ा ह।ै गिववाद उठाने में एक काय�क�ा� की गिनस्थिष्Xय�ा उसे राह� से वंचिच� कर सक�ी है

              और दावेदार या आवेदक की गिनस्थिष्Xय�ा के लिलए कोई प्रीगिमयम की अनुमचि� नहीं दी जा
              सक�ी ह।ै गिकसी को अपनी गल�ी का लार्भ उठाने की अनुमचि� नहीं दी जा सक�ी ”ह।ै



(20)  दसूरी ओर,           प्रचि�वादीगण के गिवद्वान वकील ने �क� गिदया है गिक राज्य/  उपयकु्त सरकार
        केवल गिवलंब और देरी के आ*ार पर *ारा 10 (1)         के �ह� एक औद्योगिगक गिववाद के संदर्भ� को अस्वीकार
        करने में सक्षम ह।ै उन्होंने इस न्यायालय के साथ-       साथ सवxच्च न्यायालय के गिनम्नलिललिख� गिनण�यों पर
  —र्भरोसा गिकया हःै

  पजंाब राज्य बनाम श्री     काली दास और एक अन्य8,     पजंाब राज्य गिवदु्य� बोड�, पगिर्टयाला बनाम
   पीठासीन अचि*कारी श्रम न्यायालय,     र्भनिंर्टडा और एक अन्य9,  पे्रम सिंसह    और अन्य बनाम श्रम

 आयकु्त पंजाब,   सेक्र्टर 17,    चंडीगढ़ और अन्य10,   बॉम्बे यूगिनयन ऑफ   जन�लिलस्ट्स और अन्य
      बनाम बॉम्बे राज्य और एक अन्य 11  ।

(21) काली   दास के मामले (ऊपरोक्त) में,      र्भार� के संगिव*ान के अनुच्छेद 226/227  के �ह�
                एक याचिचका में उच्च न्यायालय के समक्ष यह �क� गिदया गया था गिक श्रम न्यायालय द्वारा प्रचि�वादी-काली
                  दास को कोई राह� नहीं दी जानी चागिहए थी क्योंगिक मांग नोगिर्टस स्वयं सेवा की कभिथ� समागिप्त के सा�
             साल से अचि*क समय बाद गिदया गया था। मामले पर गिवचार करने के बाद,      खंड पीठ ने कहा गिक कम�चारी

                 को सेवा की समागिप्त के �ीन साल से अचि*क समय के बाद श्रम न्यायालय का दरवाजा खर्टखर्टाने की
                 अनुमचि� नहीं दी जा सक�ी है और अं��ः श्रम न्यायालय के फैसले को रद्द कर गिदया गया।

(22)         इसी प्रर्भाव के लिलए अन्य न्याचियक गिनण�य पजंाब राज्य  गिवदु्य� बोड�,   पगिर्टयाला बनाम
 पीठासीन अचि*कारी,   श्रम न्यायालय,      र्भनिंर्टडा और ऐक अन्य (ऊपरोक्त)    इसी न्यायालय के एकल
     न्याया*ीश द्वारा गिदया गया ह।ै

(23)       पे्रम सिंसह और अन्य के मामले (उपरोक्त)  में,         इस न्यायालय की एक खडं पीठ को यह
           गिनण�य लेने के लिलए योजिज� गिकया गया था गिक क्या परिरसीमा अचि*गिनयम, 1963    के अनुच्छेद 137  के

    अवभिशष्ट प्राव*ान औद्योगिगक गिववाद अचि*गिनयम, 1947   की *ारा 10        के �ह� एक संदर्भ� पर लागू हो�े हैं
         और यगिद वे लागू नहीं हो�े हैं �ो क्या गिवलंब/     गिवलंब अचि*गिनयम की *ारा 10      के �ह� एक संदर्भ� को

                 —अस्वीकार करने के लिलए एक वै* आ*ार ह।ै चिडवीजन बेंच ने मामले पर गिवचार करने के बाद कहाः

"  इस प्रकार,  सकें्षप में,         यह माना जाना चागिहए गिक अचि*गिनयम की *ारा 10 (1)    के �ह� संदर्भ� देने
               के लिलए परिरसीमा की कोई अवचि* गिन*ा�रिर� नहीं की गई है और परिरसीमा अचि*गिनयम के अनुच्छेद

137      के प्राव*ान लागू नहीं हो�े हैं,           लेगिकन गिफर र्भी उपयकु्त सरकार को गिववादों को जल्द से जल्द
                 संदर्भिर्भ� करना चागिहए और यह उक्त सरकार के लिलए खलुा है गिक यगिद यह समय की लंबी अवचि*

                  पश्चा� उठाया गया है या उसके बाद उठाए जाने की मांग की गई है �ो वह संदर्भ� को अस्वीकार
                 कर सक�ी ह।ै जब कोई गिववाद पुराना हो जा�ा है �ागिक सरकार द्वारा गिनण�य के लिलए उसे रे्भजने

        से इनकार करने का औचिचत्य सागिब� गिकया जा सके,        �ो यह प्रत्येक मामले के �थ्यों और
   परिरस्थिस्थचि�यों पर गिनर्भ�र करगेा,         जिजसमें से उपयकु्त सरकार संगिव*ान के अनुच्छेद 226  के �ह�

        इस न्यायालय द्वारा न्याचियक समीक्षा के अ*ीन एकमात्र न्यायालय होगी।"

(24)      बॉम्बे यूगिनयन ऑफ जन�लिलस्ट्स और अन्य   गिनण�य (उपरोक्त) में,  *ारा 10   के दायरे पर
  चचा� कर�े हुए,       — सवxच्च न्यायालय ने गिनम्नलिललिख� गिर्टप्पणी की हःै

“               यगिद गिकया गया दावा स्पष्ट रूप से �ुच्छ है या स्पष्ट रूप से गिवलंगिब� है,    �ो उपयकु्त सरकार संदर्भ�
     ”देने से इनकार कर सक�ी ह।ै

(25)        इस मामले पर आगे चचा� करने से पहले,        हम उच्च�म न्यायालय के दो अन्य वाद गिनण�यों
      पर समीक्षा करना चाह�े है जो है,  ग्राम पंचाय�,   गाँव कनोंदा,   �हसील बहादरुगढ़,  जिजला रोह�क, अपने

     सरपंच के माश्यम से बनाम गिनदेशक,  चकबनदी समायोजन, हरिरयाणा,   चंडीगढ़ और अन्य12 और  दसूरा है
   ग्राम पंचाय� काकरान बनाम       अचि�रिरक्त समेकन गिनदेशक और एक अन्य13 ।

(26) ग्राम पंचाय�,  ग्राम कनोंदा,  �हसील बहादरुगढ़,  जिजला रोह�क,    अपने सरपंच के माध्यम
 से (ऊपरोक्त),   के मामले में    श्री जग�र सिंसह बनाम अचि�रिरक्त गिनदेशक,  होल्डिंल्डग्स पजंाब,   जालं*र और एक

 अन्य (ऊपरोक्त)               के मामले पर र्भी गिवचार गिकया गया था। उस मामले में अचि*गिनयम की *ारा 42  और पूव�
  पजंाब होल्डिंल्डग्स (     समेकन और गिवखडंन की रोकथाम) गिनयम, 1949   के गिनयम 18    के प्राव*ानों के �ह�

                    एक आवेदन पर गिवचार करने के लिलए सीमा के सवाल पर गिवचार गिकया गया था। पूण� पीठ के गिनण�य में जहां
                   �क यह अभिर्भगिन*ा�रिर� गिकया गया था गिक �ैयार की गई या पुगिष्ट की गई या पुनर्दिवर्भाजन की गई योजना के

8 1997 (2) आर. एस. जे. 240
9 1991 (2) आर. एस.  जे 560
10 1994 (1) आर. एस.  जे 690
11 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1617
12 जे.  र्टी 1989 (4) एस. सी. 357
13 जे.  र्टी 1997 (8) एस. सी. 430



  लिखलाफ *ारा 42               के �ह� पुनरीक्षण शगिक्त के प्रयोग के लिलए कोई सीमा गिन*ा�रिर� नहीं की गई थी, इसकी
   पुगिष्ट की गई थी,              लेगिकन सवxच्च न्यायालय द्वारा यह अभिर्भगिन*ा�रिर� गिकया गया था गिक पुनरीक्षण शगिक्त का

                प्रयोग उचिच� समय के र्भी�र गिकया जाना चागिहए। उच्च�म न्यायालय के गिनण�य के प्रासंगिगक र्भाग को पुनः
              — प्रस्�ु� करने की आवश्यक�ा है और इसे ए�द्द्वारा गिनम्नानुसार गिफर से प्रस्�ु� गिकया जा�ा हःै

“                  यह गिनस्संदेह है गिक जब �ैयार की गई या पुगिष्ट की गई या पुनर्दिवर्भाजन की गई योजनाओं के
  लिखलाफ *ारा 42              के �ह� पुनरीक्षण शगिक्त के प्रयोग के लिलए कोई सीमा गिन*ा�रिर� नहीं है,  �ो

इसका              उपयोग उचिच� समय के र्भी�र गिकया जाएगा। प्रत्येक मामले में �थ्यों और परिरस्थिस्थचि�यों के
     आ*ार पर उचिच� समय क्या है,           यह हमेशा �थ्य का सवाल हो�ा ह।ै जब गिव*ाचियका ने न्याचियक
    आदेश द्वारा सीमा की एक        गिवशेर्ष अवचि* �य नहीं करने का गिवकल्प चुना,     �ो इसे गिकसी गिवशेर्ष
              अवचि* �क सीगिम� करने की अनुमचि� नहीं ह।ै समय का लंबा अं�राल सशंो*न प्राचि*करण के

                लिलए एक उचिच� मामले में प्राप्त �थ्यों और परिरस्थिस्थचि�यों के आलोक में ध्यान में रखना एक �थ्य
               हो सक�ा ह।ैसीमा की कोई पूण� या सर्टीक अवचि* की र्भगिवष्यवाणी या गिन*ा�रण नहीं गिकया जा

 ” सक�ा था।

(27)      ग्राम पंचाय� काकरान के मामले (उपरोक्त)  में,     ईस्र्ट पंजाब होल्डिंल्डग्स (  समेकन और
  गिवखंडन की रोकथाम) अचि*गिनयम, 1949   की *ारा 42     और ईस्र्ट पंजाब होल्डिंल्डग्स (   गिवखंडन की समेकन

 और रोकथाम) गिनयम, 1949   के गिनयम 18            की व्याख्या कर�े हुए सवxच्च न्यायालय ने कहा गिक देरी के लिलए
      गिकसी र्भी सं�ोर्षजनक स्पष्टीकरण के गिबना 40         वर्षr के बाद गिकए गए आवेदन को *ारा 42   के �ह� उचिच�

                 देरी नहीं माना जा सक�ा ह।ै उच्च�म न्यायालय के फैसले के प्रासंगिगक र्भाग को नीचे पुनः प्रस्�ु� गिकया
 गया हःै-—

“    ईस्र्ट पजंाब होल्डिंल्डग्स (     समेकन और गिवखंडन की रोकथाम)  गिनयम,  1949    का गिनयम 18
     गिन*ा�रिर� कर�ा है गिक *ारा 42            के �ह� एक आवेदन उस आदेश की �ारीख के छह महीने के

         र्भी�र गिकया जाएगा जिजसके लिखलाफ इसे दायर गिकया गया ह।ै

      उस गिनयम के दसूरे पर�ुंक के �ह�,           सीमा की अवचि* के बाद आवेदन को स्वीकार करने की
 शगिक्त ह,ै              जिजसके लिलए आवेदक को अचि*कारिरयों को सं�ुष्ट करने की आवश्यक�ा हो�ी है गिक
                उसके पास ऐसी अवचि* के र्भी�र आवेदन नहीं करने के लिलए पया�प्त कारण ह।ै दसूरे प्रचि�वादी ने
    जग�ार सिंसह बनाम अचि�रिरक्त गिनदेशक,   समेकन ऑफ होल्डिंल्डग्स,   जालं*र (  एआईआर 1984,

   पजंाब और हरिरयाणा 216)             के मामले में पंजाब और हरिरयाणा उच्च न्यायालय की पूण� पीठ के
              फैसले पर र्भरोसा गिकया ह।ै इस गिनण�य में न्यायालय ने कहा था गिक गिनयम 18   के �ह� गिन*ा�रिर�
                 अवचि* केवल उन आदेशों के संबं* में लागू होगी जो अचि*गिनयम के �ह� पारिर� गिकए गए हैं और

              अचि*गिनयम के �ह� �ैयार की गई या पुनर्दिवर्भाजन वाली योजना पर कोई लागू नहीं होगी।
हालांगिक,                  इसे इस रूप में नहीं समझा जा सक�ा है गिक जो पक्ष योजना से असं�ुष्ट है या

          पुनर्दिवर्भाजन से अनुचिच� रूप से लंबे समय के बाद *ारा 42       के �ह� आवेदन करने में सक्षम ह।ै
          यहां �क गिक जहां सीमा की कोई अवचि* गिन*ा�रिर� नहीं ह,ै        वहां पीगिड़� पक्ष को उचिच� समय के
            र्भी�र राह� के लिलए उचिच� प्राचि*करण से संपक� करने की आवश्यक�ा हो�ी ह।ै”

(28)           औद्योगिगक गिववाद को उचिच� सरकार द्वारा औद्योगिगक न्यायाचि*करण या श्रम न्यायालय
                 को रे्भजे जाने के बाद औद्योगिगक गिववाद के संदर्भ� चरण में हमारे समक्ष उजि\लिख� न्याचियक गिनण�यों ने उ\ेख

 गिकया ह,ै             लेगिकन हम इस प्रश्न से चिंचचि�� हैं गिक क्या अचि*गिनयम की *ारा 10 (1)    के �ह� उपयकु्त सरकार
              औद्योगिगक गिववाद को गिन*ा�रण के लिलए औद्योगिगक न्यायाचि*करण या श्रम न्यायालय को रे्भजने से इनकार

              कर सक�ी ह।ै केवल गिवलंब और गिवलंब के आ*ार पर जबगिक अचि*गिनयम की *ारा 10(1)   के अं�ग��
         इसके लिलए कोई सीमा अवचि* गिन*ा�रिर� नहीं की गई थी।

(29)      जैसा गिक ऊपर देखा गया है,          कुछ प्राचि*करणों में यह अभिर्भगिन*ा�रिर� गिकया गया है गिक
                गिकसी औद्योगिगक गिववाद पर गिकसी र्भी समय गिवचार गिकया जा सक�ा है क्योंगिक अचि*गिनयम के �ह� कोई
        सीमा अवचि* प्रदान नहीं की गई थी। अन्य में,          यह अभिर्भगिन*ा�रिर� गिकया गया है गिक कम�चारी को अपनी

                  सेवाओं की समागिप्त के �ीन साल से अचि*क समय के बाद श्रम न्यायालय जाने की अनुमचि� नहीं दी जा
                सक�ी ह।ैकुछ अन्य मामलों में यह अभिर्भगिन*ा�रिर� गिकया गया है गिक यद्यगिप कानून के �ह� गिन*ा�रिर� सीमा

    की कोई अवचि* नहीं थी,               गिफर र्भी गिववाद को उचिच� समय के र्भी�र उठाया जा सक�ा है और यह प्रत्येक
        मामले के �थ्यों और परिरस्थिस्थचि�यों पर गिनर्भ�र कर�ा ह।ै

(30)                ऐसा लग�ा है गिक सवxच्च न्यायालय द्वारा गिदया गया अंचि�म आदेश यह है गिक जहां कोई
    सीमा की अवचि* नहीं ह,ै              वहाँ एक कानून के �ह� गिन*ा�रिर� पीगिड़� पक्ष को उचिच� समय के र्भी�र उपयकु्त

              प्राचि*कारी को स्थानां�रिर� करने की आवश्यक�ा हो�ी है और प्रत्येक मामले के �थ्यों और परिरस्थिस्थचि�यों
          के आ*ार पर उचिच� समय हमेशा �थ्य का प्रश्न हो�ा ह।ै

(31)                कानून के प्रस्�ाव के बारे में कोई गिववाद नहीं है गिक उपयकु्त सरकार अचि*गिनयम की *ारा
10 (1)                 के �ह� एक संदर्भ� देने से इनकार कर सक�ी है यगिद दावा स्पष्ट रूप से गिवलंगिब� ह।ै"   स्पष्ट रूप से
गिवलंगिब�"       शब्द हम बॉम्बे यूगिनयन ऑफ जन�लिलस्ट्स और    अन्य के मामले (उपरोक्त)   में सवxच्च न्यायालय के



    फैसले से ले�े हैं।

(32)                 हमारे संज्ञान में गिकसी र्भी प्राचि*करण का हवाला नहीं गिदया गया है या नहीं लाया गया है
 जो '     स्पष्ट रूप से देर से'          अभिर्भव्यगिक्त को गिवस्�ृ� करने के लिलए कुछ प्रकाश डाल सके।

(33)                   इन शब्दों का सामान्य अथ� जो हम दे सक�े हैं वह यह है गिक जब कुछ कार�वाई करने के
                लिलए परिरसीमा गिन*ा�रिर� की जा�ी है और वह कार�वाई गिन*ा�रिर� अवचि* की समागिप्त के बाद गिबना गिकसी

    स्पष्टीकरण के की जा�ी ह,ै             जब यह समझा जाएगा गिक आवेदन स्पष्ट रूप से गिवलंगिब� ह।ैउदाहरण के लिलए
              गिकसी गिनयोक्ता से *न की वसूली के लिलए आवेदन करने पर अचि*गिनयम की *ारा 33 (सी)    के �ह� एक वर्ष�

                की सीमा गिन*ा�रिर� की गई ह।ैयगिद आवेदन गिबना गिकसी स्पष्टीकरण के एक वर्ष� की सीमा की गिन*ा�रिर�
                  अवचि* के बाद दायर गिकया जा�ा है �ो यह समझा जाएगा गिक आवेदन स्पष्ट रूप से गिवलंगिब� ह।ैइसी �रह,

  जब सीमा अचि*गिनयम, 1963              के �ह� घोर्षणा के लिलए मुकदमा दायर करने के लिलए �ीन साल की अवचि*
   गिन*ा�रिर� की जा�ी ह,ै           लेगिकन मुकदमा �ीन साल से आगे दायर गिकया जा�ा है,     �ो इसके लिलए कोई वै*

               स्पष्टीकरण गिदए गिबना यह समझा जाएगा गिक दायर गिकया गया मुकदमा स्पष्ट रूप से गिवलंगिब� था।

(34)           जब क़ानून के �ह� सीमा गिन*ा�रिर� की जा�ी है �ो '    स्पष्ट रूप से गिवलंगिब�' अभिर्भव्यगिक्त
        के अथ� को समझना और समझाना आसान हो�ा है,         लेगिकन जब क़ानून के �ह� कोई सीमा गिन*ा�रिर� नहीं
                  की जा�ी है �ो इन शब्दों को समझना और लागू करना मुस्थिश्कल हो सक�ा ह।ै उदाहरण के लिलए अचि*गिनयम
  की *ारा 10 (1)           के �ह� उपयकु्त सरकार के लिलए अचि*गिनयम की *ारा 10    के �ह� गिकसी औद्योगिगक

                गिववाद को औद्योगिगक न्यायाचि*करण या श्रम न्यायालय को रे्भजने की कोई सीमा गिन*ा�रिर� नहीं की गई ह।ै
(35) 4  सबसे पहले,          यह गिन*ा�रिर� करना होगा गिक क्या अचि*गिनयम की *ारा 10 (1)  के �ह�
              औद्योगिगक न्यायाचि*करण या श्रम न्यायालय को गिकसी औद्योगिगक गिववाद के संदर्भ� के लिलए कोई सीमा

     अवचि* गिन*ा�रिर� की जा सक�ी है,             जब इस *ारा के �ह� गिकसी औद्योगिगक गिववाद के संदर्भ� के लिलए ऐसी
      कोई सीमा गिन*ा�रिर� नहीं की गई ह।ै

             न्यायाचि*करण या श्रम न्यायालय।हम इस प्रश्न का उत्तर उच्च�म न्यायालय की कुछ आचि*कारिरक घोर्षणाओं
  में पा�े हैं।

(36)       के्षत्रीय र्भगिवष्य गिनचि* आयकु्त के मामले (उपयु�क्त) में,      यह अभिर्भगिन*ा�रिर� गिकया गया है गिक
                  जब कोई शगिक्त उस अवचि* का उ\ेख गिकए गिबना कानून द्वारा प्रदान की जा�ी है जिजसके र्भी�र उसे लागू

   गिकया जा सक�ा है,         �ो उसे उचिच� अवचि* के र्भी�र गिकया जाना चागिहए,     क्योंगिक सर्भी शगिक्तयों का उचिच�
     रूप से प्रयोग गिकया जाना चागिहए,            और उचिच� अवचि* के र्भी�र इसका प्रयोग �क� संग��ा का एक पहलू

होगा।
(37) ग्राम      पंचाय� ग्राम कानोंदा के मामले (सुप्रा)      में सवxच्च न्यायालय पूव� पजंाब होल्डिंल्डग्स

(     समेकन और गिवखंडन की रोकथाम) अचि*गिनयम, 1949   की *ारा 42      के �ह� राज्य सरकार की शगिक्तयों
    पर गिवचार कर रहा था,         �ागिक समेकन अचि*कारिरयों द्वारा गिकए गए गिकसी र्भी आदेश,   योजना या पुनर्दिवर्भाजन

                 में बदलाव और सशंो*न गिकया जा सके। स्पष्ट रूप से समेकन अचि*गिनयम के �ह� इसके लिलए कोई सीमा
               अवचि* का प्राव*ान नहीं गिकया गया था। माननीय उच्च�म न्यायालय ने अं��ः यह अभिर्भगिन*ा�रिर� गिकया गिक

                    जब �ैयार की गई या पुगिष्ट की गई या गिफर से गिवर्भाजिज� की गई योजना के लिखलाफ अचि*गिनयम की *ारा 42
            के �ह� पुनरीक्षण अचि*कार के प्रयोग के लिलए कोई सीमा गिन*ा�रिर� नहीं है,     �ो इसका उपयोग उचिच� समय
               के र्भी�र गिकया जाना चागिहए।प्रत्येक मामले के �थ्यों और परिरस्थिस्थचि�यों के आ*ार पर उचिच� समय हमेशा

     �थ्य का प्रश्न हो�ा ह।ै
(38) ग्राम     पंचाय� काकरान के मामले (सुप्रा) में,        जैसा गिक ऊपर संदर्भिर्भ� और गिवस्�ार से

   चचा� की गई है,               सवxच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिर्भगिन*ा�रिर� गिकया गया है गिक जहां गिकसी क़ानून
        के �ह� सीमा की कोई अवचि* गिन*ा�रिर� नहीं है,          वहां पीगिड़� पक्ष को उचिच� समय के र्भी�र उपयकु्त

       प्राचि*करण को स्थानां�रिर� करने की आवश्यक�ा ह।ै
(39)       जैसा गिक ऊपर चचा� की गई है,       उच्च�म न्यायालय की आचि*कारिरक गिनण�यों के आ*ार

पर,              हमारा गिवचार है गिक हालांगिक गिकसी औद्योगिगक गिववाद को औद्योगिगक न्यायाचि*करण या श्रम न्यायालय
        में संदर्भिर्भ� करने के लिलए अचि*गिनयम की *ारा 10 (1)          के �ह� कोई सीमा अवचि* गिन*ा�रिर� नहीं की गई है,

                 गिफर र्भी एक उचिच� अवचि* के र्भी�र उपयकु्त सरकार के समक्ष संदर्भ� के लिलए आवेदन गिकया जाना चागिहए
    और उचिच� अवचि* क्या ह,ै           यह प्रत्येक व्यगिक्तग� मामले के �थ्यों और परिरस्थिस्थचि�यों पर गिनर्भ�र करगेा।

(40)                एक सी*ा सूत्र या कोई कठोर और �ेज़ गिनयम प्रदान करना संर्भव नहीं है जो उचिच�
                 अवचि* की अभिर्भव्यगिक्त को परिरर्भागिर्ष� या कवर करे क्योंगिक जागिहर है गिक यह प्रत्येक मामले के �थ्यों और

   परिरस्थिस्थचि�यों पर गिनर्भ�र करगेा;              लेगिकन साथ ही यह उचिच� नहीं है गिक इसे केवल उपयकु्त सरकार के काम
                  का अनुमान लगाने के लिलए छोड़ गिदया जाए �ागिक यह गिन*ा�रिर� गिकया जा सके गिक उचिच� अवचि* क्या है

               जिजसमे एक औद्योगिगक गिववाद को श्रम न्यायालय या एक उपयकु्त न्यायाचि*करण को रे्भजा जा सक�ा ह।ै
                 उपयकु्त सरकार को यह गिन*ा�रिर� करने के लिलए एक गिदशा गिनदNश प्रदान करना होगा गिक गिकस अवचि* को

             स्पष्ट रूप से गिवलंगिब� माना जा सक�ा है जिजसके बाद अचि*गिनयम की *ारा 10     के �ह� गिकसी गिववाद के



         संदर्भ� से इनकार गिकया जा सक�ा ह।ै दसूरे शब्दों में,          उपयकु्त सरकार को उस अवचि* के बारे में एक गिदशा
                गिनदNश प्रदान गिकया जाना चागिहए जिजसके बाद श्रम न्यायालय या न्यायाचि*करण को गिनण�य के लिलए श्रगिमक के

                दावे के संदर्भ� को स्पष्ट रूप से गिवलंगिब� होने के आ*ार पर अस्वीकार गिकया जा सक�ा ह।ै
(41)   सरकार के साथ-      साथ गिनगमों के कम�चारिरयों के गिनलंबन,  प्रत्याव��न,   बखा�स्�गी और
         बखा�स्�गी को गिनयंगित्र� करने वाली गिवभिर्भन्न कानून हैं जिजनमें मुकदमा,  अपील,  आवेदन,   समीक्षा आवेदन

                और संशो*न आगिद दायर करने के लिलए सीमा की अवचि* प्रदान की गई ह।ै औद्योगिगक गिववाद अचि*गिनयम,
1947             में कुछ मामलों में सीमा का प्राव*ान गिकया गया है जैसे *ारा 33-       ग के �ह� जब गिकसी गिनयोक्ता से

       कामगार को *न की वसूली की जा�ी है,            �ो कामगार अपने देय *न की वसूली के लिलए उपयकु्त सरकार को
                  आवेदन कर सक�ा ह।ै बश�N गिक ऐसा प्रत्येक आवेदन उस �ारीख से एक वर्ष� के र्भी�र गिकया जाएगा जिजस

                    गिदन गिनयोक्ता से कामगार को पैसा देय हो गया था। यह र्भी प्राव*ान गिकया गया है गिक ऐसे गिकसी र्भी आवेदन
                   पर एक वर्ष� की अवचि* की समागिप्त के बाद गिवचार गिकया जा सक�ा है यगिद उपयकु्त सरकार इस बा� से

                 सं�ुष्ट हो गिक आवेदक के पास उक्त अवचि* के र्भी�र आवेदन न करने के लिलए पया�प्त कारण था।

(42)    अचि*गिनयम की *ारा 10          के �ह� उचिच� सरकार को श्रम न्यायालय या संबंचि*�
             औद्योगिगक न्यायाचि*करण को संदर्भिर्भ� करने के लिलए कोई सीमा प्रदान नहीं की गई ह।ै

(43)        सपंूण� अचि*गिनयम में इस संबं* में कोई गिदशा-         गिनदNश नहीं गिदया गया है गिक उन मामलों में
              सीमा की अवचि* क्या होगी जहां अचि*गिनयम में कोई सीमा प्रदान नहीं की गई ह।ै

(44)    हम र्भार�ीय परिरसीमा अचि*गिनयम, 1963   में अनुच्छेद 113      के रूप में इस प्रकार का
    प्राव*ान पा�े हैं जो '        वाद जिजसके लिलए कोई गिन*ा�रिर� अवचि* नहीं है'       शीर्ष�क के �ह� आ�ा है और र्भार�ीय
 परिरसीमा अचि*गिनयम, 1963   के अनुच्छेद 137           में प्राव*ान है गिक कोई र्भी वाद जिजसके लिलए कोई परिरसीमा

      अवचि* प्रदान नहीं की गई है -   जहां अनुसूची में,          सीमा उपार्जिज� करने के अचि*कार के �ीन साल बाद होगी।
  र्भार�ीय परिरसीमा अचि*गिनयम, 1963   के अनुच्छेद 137         में प्राव*ान है गिक कोई र्भी अन्य आवेदन जिजसके

             लिलए इस प्रर्भाग में कहीं और सीमा की अवचि* प्रदान नहीं की गई है,      परिरसीमा �ीन साल होगी जब आवेदन
    करने का अचि*कार प्राप्त होगा।

(45)               सरकारी कम�चारिरयों को कार�वाई का कारण प्राप्त होने की �ारीख से �ीन साल के र्भी�र
        घोर्षणा के लिलए दीवानी मुकदमा दायर करके अपनी बखा�स्�गी,       बखा�स्�गी आगिद को चुनौ�ी देने की

  आवश्यक�ा हो�ी ह।ै

(46)  इसी �रह,          राज्य न्यायाचि*करण या अन्य प्राचि*करण की अपमानजनक कार�वाई के
            लिखलाफ एक पीगिड़� व्यगिक्त द्वारा दायर की जाने वाली रिरर्ट याचिचका के लिलए,     रिरर्ट याचिचका दायर करने के

             लिलए �ीन साल की अवचि* को सामान्य अवचि* के रूप में लिलया गया था।

(47)                यहां यह ध्यान रखना उचिच� है गिक एक कारखाने में एक अनपढ़ और गरीब मजदरू के
                 मामले की �ुलना उन सरकारी कम�चारिरयों के साथ नहीं की जा सक�ी है जो साक्षर हैं और अपने

         अचि*कारों के प्रचि� जागरूक हैं। यहां �क गिक बॉम्बे   यूगिनयन ऑफ जन�लिलस्ट्स  केस (सुप्रा)    में सुप्रीम कोर्ट� ने
   अचि*गिनयम की *ारा 10 (1)               की व्याख्या कर�े हुए स्पष्ट रूप से कहा है गिक उचिच� सरकार *ारा 10 (1)

                      के �ह� संदर्भ� देने से इनकार कर सक�ी है यगिद दावा स्पष्ट रूप से देर से गिकया गया ह।ै हम मान�े हैं गिक
               गिकसी औद्योगिगक गिववाद के मामले में उपयकु्त सरकार द्वारा श्रम न्यायालय या अचि*करण को संदर्भिर्भ� करने

                के लिलए उचिच� समय सरकारी कम�चारिरयों के लिलए मुकदमा दायर करने के लिलए सामान्य प्रगिXया में उपलब्*
       सीमा की �ुलना में कुछ उदार होना चागिहए।

(48)            ऊपर ब�ाए गए कानून के गिवभिर्भन्न प्राव*ानों पर गिवचार करने के बाद,   और बॉम्बे यूगिनयन
    ऑफ जन�लिलस्ट्स के मामले (उपरोक्त)      में सवxच्च न्यायालय द्वारा उजि\लिख� "स्पष्ट   रूप से गिवलंगिब�" शब्दों

    पर गिवचार करने के बाद,              हम केवल यह संके� देंगे गिक एक उपयकु्त सरकार द्वारा श्रम न्यायालय या
                न्यायाचि*करण को एक औद्योगिगक गिववाद के संदर्भ� के मामले में उचिच� समय पांच साल का होगा। दसूरे

 शब्दों में,                 यगिद कोई औद्योगिगक कम�चारी या संघ या श्रगिमक की ओर से कोई अन्य व्यगिक्त अचि*गिनयम की
 *ारा 10 (1)               के �ह� औद्योगिगक गिववाद को श्रम न्यायालय या न्यायाचि*करण को पांच साल की अवचि* के
                  लिलए संदर्भिर्भ� करने के लिलए उपयकु्त सरकार को आवेदन नहीं कर�ा है और पांच साल से अचि*क की देरी

      के लिलए कोई स्पष्टीकरण नहीं दे�ा है,               �ो पांच साल की अवचि* से अचि*क की इस देरी को स्पष्ट रूप से
   गिवलंगिब� माना जाएगा।

(49)                हम यहां चे�ावनी दे�े हैं गिक यगिद कोई कामगार या संघ अपने गिववाद को श्रम न्यायालय
                या औद्योगिगक अचि*करण के पास रे्भजने के लिलए उपयकु्त सरकार को अपना अनुरो* प्रस्�ु� करने में हुई
        देरी के लिलए थोड़ा सा र्भी स्पष्टीकरण दे�ा है/           प्रस्�ु� कर�ा है �ो उपयकु्त सरकार गिवलंब के प्रश्न का गिन*ा�रण
             श्रम न्यायालय या औद्योगिगक अचि*करण पर छोड़ देगी। इसके बाद श्रम न्यायालय या औद्योगिगक

                 न्यायाचि*करण का प्रां� इस पर गिवचार करने के बाद आवेदन दालिखल करने में उचिच� देरी के सवाल पर
  फैसला करगेा।         इसके सामने प्रासगंिगक सामग्री रखी गई ह।ैअब हम अलग-     अलग मामलों पर आ�े हैं।



(50) सी. डब्ल्यू. पी.  सखं्या 3353  सन 1993 में,    याचिचकाक�ा� ने संयकु्त सचिचव, हरिरयाणा
सरकार,    श्रम गिवर्भाग के 22 नवंबर, 1992      के आदेश को चुनौ�ी दी है,     जिजसे याचिचका के साथ अनुलग्नक
पी-9       के रूप में संलग्न गिकया गया है,          जिजसके अनुसार श्रम गिवर्भाग में हरिरयाणा सरकार ने याचिचकाक�ा� के

                   मामले को उचिच� गिनण�य के लिलए श्रम न्यायालय को इस आ*ार पर रे्भजने से इनकार कर गिदया था गिक मांग
               नोगिर्टस लगर्भग सा� साल के अं�राल के बाद सरकार को गिदया गया था।याचिचकाक�ा� द्वारा अपनी याचिचका

                   में गिवशेर्ष रूप से उ\ेख गिकया गया है गिक वह गिवभिर्भन्न प्राचि*करणों के साथ मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे
             पहले गिक मांग नोगिर्टस अं��ः सरकार को गिदया जाए। इसलिलये याचिचका के पैरा 6     में इसका गिवशेर्ष रूप से
    उ\ेख गिकया गया ह।ै

(51)  पुनः     यह स्थागिप� कानून है     और पूण� पीठ मामले (सी.  डब्ल्यू.  पी.   सखं्या 3393 सन
93)                  में र्भी हमारे द्वारा ऐसा अभिर्भगिन*ा�रिर� गिकया गया है गिक सरकार को कम�चारी द्वारा गिदए गए संदर्भ� को

            अस्वीकार करने से पहले एक मौलिखक आदेश पारिर� करने की आवश्यक�ा ह।ै इ     स मामले में गिदनांक 22
नवम्बर, 1992  का आदेश,  अनुलग्नक पी-9,      इन दोनों कगिमयों से ग्रस्� है,  गिदनांक 22 नवम्बर, 1992 का

 आदेश (  अनुलग्नक पी-9)              इस प्रकार गिनरस्� गिकया जा�ा है और प्रचि�वागिदयों को गिनदNश जारी गिकया जा�ा है
            गिक वे याचिचकाक�ा� के मामले को संदर्भ� के लिलए अचि*गिनयम की *ारा 10 (1) (ए)    के �ह� हरिरयाणा राज्य
  को अग्रेगिर्ष� करें।

(52)  इसी �रह, सी. डब्ल्यू. पी.  संख्या 6791  सन 1992 में,    याचिचकाक�ा� द्वारा चुनौ�ी गिदए
   गए आदेश गिदनांक 24 माच�, 1992  का ह,ै       जिजसे याचिचका के साथ अनुलग्नक पी -1     के रूप में संलग्न गिकया
    गया ह।ै इस आदेश (  अनुबं* पी-1) में,           यह उ\ेख गिकया गया है गिक याचिचकाक�ा� के संदर्भ� को अस्वीकार
                  कर गिदया गया है क्योंगिक इसे पांच साल की अवचि* के बाद उपयकु्त प्राचि*करण के समक्ष दायर गिकया गया
                 था। यह आदेश र्भी गूढ़ ह।ै सबंंचि*� प्राचि*करण द्वारा कोई कारण नहीं ब�ाया गया है गिक याचिचकाक�ा� की
                   मांग को संबंचि*� प्राचि*करण के समक्ष दायर करने में पांच साल की देरी हुई थी। इस मामले में देरी के

                 सवाल पर दोनों पक्षों के साक्ष्य लेने के बाद ही लेबर कोर्ट� फैसला कर सक�ा ह।ै इस प्रकार,  गिदनांक 24
माच�, 1992  के आदेश,  अनुलग्नक पी-1           को गिनरस्� गिकया जा�ा है और प्रचि�वागिदयों को गिनदNश जारी गिकया

              जा�ा है गिक वे याचिचकाक�ा� के मामले को संदर्भ� के लिलए अचि*गिनयम की *ारा 10 (1) (ए)   के �ह�
    हरिरयाणा राज्य को अग्रेगिर्ष� करें।

(53)   इसी �रह सी.  डब्ल्यू.  पी.   सखं्या 945   सन 1995  में,     याचिचकाक�ा� द्वारा चुनौ�ी के
    �ह� आदेश जो गिदनांक 30 अक्रू्टबर, 1994 (  अनुलग्नक पी-6) ह,ै       अप्रकर्ट है और इसमें ऐसा कोई कारण

                 नही गिदया गया गिक गिकस आ*ार पर यह पाया गया गिक याचिचकाक�ा� द्वारा उचिच� प्राचि*कारी के समक्ष गिववाद
                      उठाए जाने से पहले छह साल की देरी हुई थी। न �ो गिकसी साक्ष्य पर चचा� की गई है और न ही गिकसी
                   �थ्य को इस �रह से संदर्भिर्भ� गिकया गया है जो सरकार के लिलए यह ठहराने के लिलए बाध्यकारी हो सक�ा

         है गिक याचिचकाक�ा� द्वारा सरकार से देर से संपक� करने,       यानी छह साल की अवचि* के बाद,   के लिलए कोई
      स्पष्टीकरण नहीं गिदया गया था। गिदनांक 30 अक्रू्टबर, 1994   के इस आदेश,  अनुलग्नक पी-6   को र्भी गिनरस्�

       गिकया जा�ा है क्योंगिक यह अप्रकर्ट और गैर-          बोलने वाला है और प्रचि�वादीगण को अचि*गिनयम की *ारा 10
(1) (ए)                 के �ह� याचिचकाक�ा� के मामले को हरिरयाणा राज्य को रे्भजने का गिनदNश जारी गिकया जा�ा ह।ै इस
प्रकार,              याचिचका के इस पैरा में उजि\लिख� सर्भी �ीन रिरर्ट याचिचकाओं स्वीकृ� की जा�ी ह।ै
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अस्वीकरण : स्थानीय  र्भार्षा  में  अनुवागिद� गिनण�य वादी के सीगिम� उपयोग के लिलए है �ागिक वह अपनी र्भार्षा
में इसे समझ सके और गिकसी अन्य उदे्दश्य के लिलए इसका उपयोग नहीं गिकया जा सक�ा है । सर्भी व्यवहारिरक
और आचि*कारिरक उदे्दश्यो के लिलए गिनण�य का अंगे्रजी संस्करण प्रमाभिणक होगा और गिनष्पादन और काया�न्वयन के
उदे्दश्य के लिलए उपयुक्त रहेगा ।

                                                                                               
परीचिक्ष� 

प्रभिशकु्ष न्याचियक अचि*कारी
(Trainee Judicial Officer)

महम, रोह�क,हरिरयाणा
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